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प्रेषक,

आलोक कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन|

सेवा में,

i. प्रमुख सचिव,

आवास एवं शहरी नियोजन विश्माग,

उत्तर प्रदेश शासन]

2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

नोएडा/ ग्रेटर नोएडा/यीडा/यूपीसीडा/लीडा /सीडा/

गीडा/डीएमआईसी-आईआईटीजीएनएल।

औद्योगिक विकास. अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त, 2020
विषय- “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग Ae-20I9" के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर

चार्जिंग हेतु बुनियादी ढांचे के निर्माण के fore मानक दिशा-निर्देशों के संबंध में |

महोदय,

अधिसूचना संख्या-580/77-6-9-एल.सी. 02/i8 दिनांक (3 अगस्त, 209 carr प्रख्यापित
“उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग Ais-209" में सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग हेत बुनियादी ढांचे

को विकसित करने के संबंध में नीति के प्रस्तर-3 मैं निम्नवत्‌ प्रावधान है:

3.4.3 चार्जिग अवस्थापना सुविधाओं को सार्वजनिक भवनों एवं सार्वजनिक स्थानों में विकसित

किया जाएगा तथा चार्जिग आउटलेट व नियमित विद्युत आपूर्ति इत्यादि स्थापित करने के

प्रावधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) डिपो,

बस टर्मिनलों एवं बस स्टाप में चार्जिग स्टेशन होंगे। सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर चार्जिग स्टेशन

अनिवार्य होंगे।

3.4.4 इसके अतिरिक्त अधिक घनत्व वाले प्रमुख राजमार्गों, यथा-यमुना एक्सप्रेस-वे एवं आगरा-

लखनऊ एक्सप्रेस-वे तथा प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर ईवी मोबिलिटी को बढ़ावा देने

के लिए प्रत्येक 50 किमी. पर तीव्र ahr स्टेशन, बैटरी प्रतिस्थापन/बदलने की

अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

3.4.5 प्रदेश में नये अपार्टमेंट, ऊँची इमारतों एवं टेक्नोलॉजी ot को ईवी चार्जिंग की

अवस्थापना सुविधाओं को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे समस्त

कामर्शियलर काम्प्लेक्सेज, आवासीय सोसाइटीज तथा आवासीय टाउनशिप्स, जिनका निर्मित

क्षेत्र 5000 वर्गमीटर अथवा अधिक होगा उनको नवीन अनुमति प्राप्त करने हेतु उनके

परिसर में चार्जिग स्टेशन का होना अनिवार्य होगा।

2- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग aS-20i9 के विभिन्‍न प्रावधानों को लाग करने

के संबंध में इलेक्ट्रिक वाहन कोआर्डनिशन कमेटी (ईवीसीसी) की दिनांक (9.02.2000 को सम्पन्न
बैठक मैं नीति के प्रावधानों पर चर्चा की गयी और विभिन्‍न Pert ने ae मानकीकत दिशा-निर्देशों
की मॉग की ताकि एक रूपरेखा को परिभाषित किया जा सके और Fleer उपनियमों और महायोजना

L यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |



(Master plan) को अद्यतन या संशोधित किया जा सके। शासन की उक्त नीति को क्रियान्वित

करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर बिल्डिंग बायलॉज तथा जोनिंग रेगलेशन्स
में परिवर्तन करने के लिए ड्राफ्ट उपलब्ध कराने का अनरोध मख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से पत्र
दिनांक 22 मई, 2020 cant किया गया था। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक दूवारा अपने पत्र
दिनांक 7 जून, 2020 दूवारा निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया :-

() भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर इल्लेक्ट्रिक॒ वाहन

इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित करने के ae एक

नए अध्याय का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त माह फरवरी, 20i9 के दिशा निर्देशों के अनसार इलेक्ट्रिक वाहन

इन्फ्रास्ट्रक्चर को पेट्रोल'डीजल फिलिंग स्टेशन के समतल्य मानते हए इसे उन सभी

उपयोगों मैं अनुमन्य किया गया है जहाँ पर पैट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन अनुमन्य है।
अतः महायोजनाओं के जोनिंग रेगलेशन्स में तदनसार संशोधन करने की कार्यवाही की

जानी आवश्यक होगी।

3- अतः मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक cant दिए गए सुझावों के क्रम में यह निर्णय er

गया है कि ड्राफ्ट चैप्टर को (Sacre: I) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दूवारा “उत्तर प्रदेश
इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-209” के अनसार उनके अधीन कार्यरत विकास प्राधिकरणों के
बिल्डिंग बायलॉज में समाहित कराने की कार्यवाही किए जाने तथा भारत सरकार के दवारा उनकी
गाइडलाइन्स मैं किए गए संशोधनों के अनुसार " Norms for Distribution Services" के सबंध में

तालिका 8.57 में क्रमांक Meal व क्रमांक संख्या-3 में किए गए संशोधनों (संलग्नक-2) के अनुरूप
विकास प्राधिकरणों के जोनिंग रेगलेशन्स में संशोधन किए जाने की कार्यवाही की जाए।
4- उपरोक्तानुसार कार्यवाही औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के स्तर से भी किए जाने का निर्णय

लिया गया है।

5- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: wales)

भवदीय,

(आलोक कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-25/2020/2058(7)/77-6-20-एल.सी.04/8टी.सी.-3तदुदिमाक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

महालेखाकार, लेखा परीक्षा, (प्रथम एवं दुवितीय) प्रयागराज, उत्तर weet |

स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ)SN Oa की 0० (४ ला
Lag शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हे अतः इस पर हस्ताभर को आवश्यक जल हुए यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |



8. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।

9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर |

0. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर WERT!

W. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।

2. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त अनुभाग।

3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी Bed पाण्डेय)

अनु सचिव।

L- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकल्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है I
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नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, sea प्रदेश

टी.सी.जी. /4-ए-वी.८5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-22600

=P (2) / SHEGa बाध्य /2020-2,. दिनांक: |) जून, 2020

सेवा में,

विशेष सचिव,

औद्योगिक विकास अनुभाग-6,
उ.प्र, शासन |

विषय: उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग Afa-20i9 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों
पर चार्जिंग हेतु बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मानक दिशा-निर्देशों के
सम्बन्ध में |

महोदय,

उपर्युक्त faye औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ.प्र. शासन के पत्र

सं-4,/77-6-2020-एल.सी.02/208/ टी.सी.3, दिनांक 22 मई, 2020 का संदर्भ

ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग AfS-2079

के विभिन्‍न offer को लागू करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी

दिशा-निर्देशों के आलोक में बॉयलाज में यथावश्यक संशोधन किए जाने हेतु मॉडल

ड्राफ्ट शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है|

20 इस सम्बन्ध में आपके पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गये दिशा-निर्देशों

(i) फरवरी, 2009 4 जारी “Sa चार्जिग इंफास्ट्रक्चवर zoe के लिए माडल बिल्डिंग

बॉयलाज (MBBL)" (MoHUA). (2) “8 चार्जिग इंफास्ट्रक्चर के दिशा-निर्देश और

मानक (MoP) . दिसम्बर, 20r8 में जारी किए गए, और (3) फरवरी 20r9 8 जारी

“शहरी क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन दिशा-निर्देश 2004” (MoHUA)

के आधार पर इलेक्ट्रिक व्हीकल ath इंफास्ट्रक्चर के लिए भवन निर्माण एवं विकास

उपविधि में सम्मिलित करने के लिए एक नये अध्याय का प्रारूप तैयार किया गया है जो

संलग्न है|

3... इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिग इंफास्ट्रक्चर की अनुमन्यता के सम्बन्ध में फरवरी 2079

में जारी “शहरी क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन ;दिशा-निर्देश 2074”

(MoHUA) दिशा-निर्देशों के अवलोकन से विदित होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल att

इफास्ट्रक्चर को पेट्रोल ,/ डीजल फिलिंग स्टेशन के समतुल्य मानते हुए इसे उन सभी

wey किया गया है जहाँ पर पेट्रोल ,/डीजल फिलिंग स्टेशन अनुमन्य हैं |
उपयोगों म॑ <

अतः महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में तदानुसार संशोधन करने की कार्यवाहीकी

जानी आवश्यक होगी |



4... इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि १9.02.2020 को सम्पन्न इलेक्ट्रिक वाहन

मोबिलिटी समन्वय समित्ति की बैठक के कार्यवृत्त में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिग इंफास्ट्रक्चर

सम्बन्धी मसौदा उद्योग wy के स्तर से तैयार कराये जाने के निर्देश हैं। अतः तैयार किए

गए प्रारूप के सम्बन्ध में उद्योग wy से अभिमत ,/ परामर्श प्राप्त किया जाना समीचीन

होगा |

सलग्नक : STAT परीक्तासुसार |

qaie एवं दिनांक: तदैव |

प्रतिलिपि: प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को कृपया

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

श्रीवास्तव)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

Te ele wa
a
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CHAPTER-

PROVISION OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE

Electric Vehicle Charging Infrastructure (EVCI):

Based on the occupancy pattern and the total parking provisions in the premises of the
various building types, charging infrastructures shall be provided only for EVs, which is
currently assumed to be 20% of all ‘vehicle holding capacity'/parking capacity’ at the
premise,

Additionally, the building premise will have to have an additional power load, equivalent
to the power required for all charging points (in a PCS) to be operated simultaneously,
with a safety factor of 4.25 (refer Explanatory Note-Annexure &-)

i.4 Residential Buildings (plotted house)

Table 7 : Charging Infrastructure requirements for individual house/self-use

Buildi ng Type ————— Plotted House
"Ownership of Station । Private (Owner)
Connection and Metering | Domestic meter

| Type of Charger | Slow charger as per owner's specific requirements
! Modes of Charger “AC (Single charging gun)
“Norms of Provisions _ | Min. 4 SC and additional provisions as per the owner
पर individual

Note:

+ The charging infrastructure installed by a home owner shail be construed as a
Private Cl meant for self-use (non-commercial basis) as per the note at clause
no 4 of the explanatory note at Annexure विन,

4.2 Allother buiidings (including Group Housing)

Any PCS installed at Public/Private areas or building premises of any category that
caters to commercial mode of charging of EVs shall be deemed as a Public Charging
Station and shall have to install the minimum requirements of chargers as specified in
the Guidelines dated 4.42.2048 of Ministry of Power (refer Annexure E-2 for MoP
Guidelines). However, in order to provide sufficient charging points for the EV share in all
vehicles (refer clause 3 of the Explanatory Note-Annexure सर), ratio of types of chargers
is recommended in the table below-

Table 2 : Charging Infrastructure requirements for PCS (commercial use)

कपल Type Any building type
Ownership of) Service provider
Station |

* Connection and i Commercial Metering and Payment
Metering : _

Type of Charger: as per min requirements specified in MoP Guidelines (refer Annexure E-2)
Additional “PCS service providers shall install additional number of kiosk/chargers
Chargers beyond the minimum specified requirements to meet the ratio of charging|] Soe विनर oints as prescribed below by the ft ioe vehicles).

? Norms of i 4Ws 3Ws 2Ws ; PV (Buses)
| Provisions for | 7S8C-each3EVs | 450- 8800 2 EVs | 7 SC-each2 EVs) 4 FC - each 0 EV:
{charging points | i FC - each 0 EVs i

i



Note :

* Charging bays shall be planned currently at 20% capacity of all vehicles including 2Ws
and PVs(cars)

* Open metering and on-spot payment options to be available for all users.

* Provision of FCB CS and BS shail not be mandatory. and will be at the discretion of the
service provider

Abbreviations used !

OWs - Two wheelers

3Ws - Three wheelers

4Ws - Four wheelers/PV(cars)

PVs - Passenger Vehicles

EV - Electric Vehicle

sc - Slow Charger/Slow Charging (AC)

FC - Fast Charger/Fast Charging (DC and a few AC ones)

PCS - Public Charging Stations

FCB CS - Fluid Cooled Battery Charging Station

BS - Battery Swap

Space Norms for Electric Vehicle Charging Infrastructure

Si. ; Category Population Land area aa कि | Other
No. | ! wees per = ee Type of Facility Area required | controls: Punt i

iA. | Public Charging Every 25Kms. | PCS with charger ratio | Additional area Equipped with
| Stations | both sides along | (minimum as per total CCE and LCC,
: | the highways/ requirements of PCS, | parking capacity | as may be

roads | as per MoP) at the required for fast
| 4 FC for every 0 EVs Restaurants/ charging
i Eateries| SC for every 3 EVs

:B ; Fast Charging Every 700 Kms, ; At least 2 chargers | Min. 45mx7
! facilty/FCB CS both sides along = 400c type

= 4507 May be coupled

with the PCS at

item A above,

with CCE and

Loc.

'

| (for long the ate 0°
| Distance highways/roads | | CHAdeMO type
| &Heavy Duty | (min. 4000४7 each)

; EVs) i

c Battery : Standaione
Swapping provisions as per "rowed arg ih |
Station MoP Guidelines | Provided along with

FBC ch oe ee 
rging Stations

Min. §.5mx2.75m May be coupled

with PCS at

item A or FCB

CS atitem 8

above.

I

‘¢

(Source: Urban & Regional Development Plans Formulation and Implementation Guidelines(URDPFI-204))



Annexure हि

Explanatory Note on Electric Vehicle Charging Infrastructure

Abbreviations :

UNFCC

IPCC

GHG

2Ws

3Ws

AWs

PVs

CVs

EV

EVSE

Sc

FC

BS

PCS

PCI

Private Cl

NSP

SP

Contents :

United Nations Framework Convention on Climate Change

Intergovernmental Panel on Climate Change

Green House Gases

Two wheelers

Three wheelers

Four wheeiers/PV(cars}

Passenger Vehicles

Commercial Vehicles

Electric Vehicle

Electric Vehicle Supply Equipment

Slow Charger/Siow Charging (AC)

Fast Charger/Fast Charging (DC and a few AC ones)

Battery Swap

Public Charging Stations

Public Charging infrastructure

Private Charging Infrastructure

Network Service Provider (information network)

Service Provider

4. Rationale for EVCI establishment

2. EV Charging Technology

3. Options for EV Charging

4. Charger Specifications and PCS Infrastructure

S. Location of PCS/FCB CS in local area/Building Precincts



. Rationale for EVCI establishment 
®

Rapid urbanization coupled with adoption of mechanized transportation modes has resulted in
high emissions of Green House Gases that goes on to impact Global warming. Unless, the
global surface temperature rise is restricted to no more than 2°C compared with pre-industrial
levels, the IPCC has warned that the world will see irreversible catastrophic climate change.

india being a signatory to the UNFCCC, has pledged for efforts to assess the
Greenhouse Gas Emissions (GHG) of anthropogenic origin and removal by sinks. India's
per capita emissions are still considered low at 7.9 tonnes (2073), but its total emissions are
next only to China and the US and is likely to overtake those of the EU by 209.

While comparing the Indian cities for their emission scores, Delhi is on top as the biggest
emitter at over 38.38 million tonnes of carbon dioxide equivalent overall emissions, followed by
Greater Mumbai at 22.7 million tonnes and Chennai at 22.4 million tennes, Kolkata at 4.8
million tonnes, Bangalore at १9,8 million tonnes, Hyderabad at 3.7 million tonnes and
Ahmedabad at 9 million tonnes were the other cities whose emissions for the year were
calculated sector wise

As per the statistics of Transport Department (GNCTD), total number of vehicles in
Delhi is more than the combined total vehicles in Mumbai, Chennai and Kolkata. Delhi has
85 private cars per 7000 population against the national average of 8 cars per 4000
population. In terms of 002 emissions due to motor vehicles, Delhi emits about 2.4 million
tonnes while the city of Bengaluru emits about 8.6 million tonnes.

Therefore, addressing the quantum of emissions from the “Transpart" and "Domestic" sector
emerges to be the high priority subjects under the overarching umbrella of "Climate change

mitigation” as committed to the UNECC

Encouraging “Electric Vehicles” as a viable option for phased transportation in terrns of short
and long distance trips with appropriate "Charging Infrastructure" is therefore, the
pre-condition for this paradigm shift | phased migration to sustainable transportation.

For this changes are required in Infrastructure provisions (at Regional and City levels) and in
Development Control Regulations (in terms of provisions therein) to include the formulations
of norms and standards for “Charging Infrastructure” in the said Master Plan Regulations
and State Bye-Laws for adoption across the country suiting local conditions.

EV Charging Technology

2.4 Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE):

An EVSE is a wall mounted box that supplies electric energy for recharging of electric
vehicle batteries Also EVSEs have a safety lock-out feature that does not allow current to
flow from the device until the plug is physically inserted into the car.

EVSEs can be customized with added features like:

. Authentication

. Integrated payment gateways

. Software for remote monitoring.

As electric vehicle charging technology continues to advance, several standards and
guidelines have become widely accepted across the industry. This section gives a brief
overview of charging infrastructure technology. standards, and terminology.



2.2 Different types of EVSE:

Charging speeds:

Charging power, which determines the time required to charge a vehicle, can vary by ordersof magnitude across charge points, as shown in Table १. A small household outlet maycharge as slowly as .2 KW. while the most advanced rapid charging stations can charge atup ta 350 KW. Charging infrastructure is broadly broken into three categories based onSpeed: Level . Level 2, and direct current (DC) fast charging (sometimes referred to asLevel 3)

(Source. -Emerging Best Practices for Electric Vehicle Charging \nfrastructure- Oct' 207 7}
Private Charging:

Charging baiteries of privately owned cars through domestic charging points. Billing ismostly part of horne/domestic metering.

AC "Stow" Charging:

The home private chargers are generally used with 230V/5A single phase plug which candeliver a maximum of up to about 2.5 KW of Power The EVSE supplies AC current to thevehicle's onboard charger which in turn converts the AC power to DC allowing the battery tobe charged

Public Chargin g

For charging outside the home premises, electric power needs to be billed and paymentneeds to be collected. The Power drawn by these chargers may need to be managed fromtime to time

DC "Fast" Cha rging:

DC current is sent to the electric car's battery directly via the charge port. Fe chargers(usually 50 KW or more) can supply 700 or more kilometers of range per hour of charging.The fast chargers would generally be used as a top-up, rather than fully charging vehicles.These are important for cab companies and corporate users who have a fleet of electriccars

Options for EV Charging

conditions shall enable faster deployment of electric vehicles in the country.
EV share in all vehicles - हि has been broadly projected that by the current rate of

Therefore, while assuming percentage composition of ail proposed Capacities in Publicfacilities of vehicle holding capacity, the Metropolitan and 'Tier I’ cities will be assumed tohave a higher percentage share of EVs, say 20% for now. The charging infrastructureprescriptions in all urban development guidelines shall, therefore, be in consonance with thesaid percentage

Power Load sanction to premises -While adding these Charging Infrastructures to theProposed set of building types of the Indian cities, enhanced Power Load shalf have to behad for each such building type by the Power DISCOMs, commensurate to the total



additional power requirement of simultaneous operation of all the prescribed charging points ©. -in the premise With further advancement of charging technologies and the enhanced

Table I' .EVs charging " modes" and ‘availability

| Vehicle type, Slow Charging [Fast Charging | __Pablie gt] 
Charging | Fast Charging | ______ Public Ci2Wh ye N Yesjlimited3 Wheelers : हक Yes/LimitedPVs ( ; 

Y YesPVs (Bu 
| Y | Yes

Table options for EV types (by ownership)
i Veh icle Type | Private cl cf PubliccS | Predominant place of charging :_2Wheelers scias gg Point of residence / Work
| 3 Wheelers i SCBS | S
s
 

Residence / Parking stations
PVs (Cars) SC/BS : FC Residence / Point of work / other public places
pete 

ap यान 
ड
ी
 

-LPVs ( Buses) | Lo FC/BS Bus Terminais/Depots

Note:

* The option of Battery Swapping (BS) for privately owned 2Ws and PV(Cars) is limited toPrivate Ci

* For 3 WS tne BS is Proposed io be made available in PCS, for faster recharge experienceonly

* For PY (Buses). Captive Fast charging infrastructure for 4 00% internal use for fleets may beadopted by Privately owned Depots/Garages,

Based on the above stated EV charging technologies available and the current trend ofevolving technologies of faster charging experience, the Ministry of Power has issuedGuidelines and Standards for setting up Charging Infrastructure for Electric Vehicles[Ministry of Power (MOP) Guidelines dated व, 72.2078 for charging infrastructure to be

Charger Specifications and PCS Infrastructure

Any installed PCS shail have one or more electric kiosk/boards with installation of ailcharger modeis as prescribed in the Guidelines and Standards notified by Ministry ofPower, dated i4 December 2078 for “Charging Infrastructure for EVs" (at AnnexureE-2), with other necessary arrangements as deemed necessary.
Public Charging Station Service providers shall be free to create charging hubs and to installadditional number of kiosk/chargers in addition to the minimum chargers prescribed vide theMoP Guidelines including options for installation of additional chargers, if required
Note:

{Minimum intrasiructure requirements do not apply to Private Charging Points meant forSeif use of individual EV owners (non-commercial basis).
2 Captive charging infrastructure for 00% intemal use for a company's own fleet will not berequired fo install aif type of chargers and to have NSP tie ups.



5. Location of PCS / FCB CS in local area ह building precincts
in accordance with the Guidelines issued by the Ministry of Power (MoP), followingminimum standards with regard to density offdistance between PCS in local level facilitiesin building premise / urban precincts shall be followed:

() At the Local levels (within the urban area):

* Atleast 7 Pubtic Charging Station is to be available within a grid of 3Km x 3Km.

ही) At the Building premise levels (for various building types)

Private charging infrastructure inon-commercial use) for individuals.* For all commercial modes of charging EVs, at least IPCS, as per minimumspecifications laid under MoP guidelines.
* Standalone Battery Swapping Stations may be added with the PCs.
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Preamble

To encourage “Electric Vehicles” as a viable option for long distance trips / inter
regional trips with adequate “charging stations”, it is necessary to make provisions for

establishing Public Charging Stations (PCS) in the regional facilities for re-

fuelling/recharging of vehicles.

Hence, amendments are required for addition of norms for charging
Infrastructure provisions in Development Control Regulations and provide “Charging
Infrastructure” in the City Mater Plans / Regional Plans.

Based on available charging technologies and their evolution, type of vehicles,
the types of chargers indicating number of charging points required for setting up
adequate PCS as regional facilities and with the long term vision of implementing

‘electric mobility’ during the next 30 years, amendments are made Under Chapter 8:

Infrastructure Planning, at section 8.4.7 “Distribution Services”, Table 8.57 —
“Norms for Distribution Services” of URDPFI Guidelines, 2044 (Volume |) as detailed
in clause 3 of this document.



2. Existing provision in Urban and Regional Development Plans Formulation andImplementation Guidelines (URDPFI, 2034)
Chapter 8: Infrastructure Planning (Volume t of URDPEI Guidelines 2044)At section 8.4.7 “Distribution Services”,
Table 8.57 — "Norms for 

SE Noms for Distribution Services’ Services”

area

Population लिरी Category served per Land Area Requirement Other Contro!unit

Area
Type of facttity 

a
 egUIROMIONE

4 Petrol/Diesei filling and
ही Service Centre

कब = ननकफिफ्रेय््धय पु पिया 
in i. Only filling station 30m x पा Shall not be located

on read having RightCentral District 

of Way less thanui. Filing cum service 36m x 30m 30m.Sub central district station

acs 

Special cases in oid

District centres 
45 x 26m city areas may beहीं. Filling cum service 

considered based onCommunity Centres (Only station cum workshop 
the approval byFilling Station) 
Statutory authorities80 x i5mResidential & industrial iv Filling station only for 
Sh

all be approved by
Use Zone in Urban Areas two and three wheelers 

the explosive/ fire

nt
Along National and State 

departmeHighways

Villages identified as

growth cenires

Freight Complex

Proposed major roads

Police/security forces

services (ior captive use

only) (MPD, pg 25)

“2.” Compressed Natural 
Compressed Naturai
Ss (CNG yling conte 

औ ी औ औ औी न 

CNG)filling centre

Permitted in: CNG mother station 4080 sqm Shail not be located
on road having RightAll use zones (except in (Including building (36m x 30m) of Way less thanRegional Parks and नल वी control 
30m.Developed District Parks) room/office/dispensing

room/store, pantry and
WC.) 

Shall be approved by

Along National and State . 
the explosive/fireHighways 

department
Villages identified as

growth centres

Freight Complex

Proposed major roads

3. LPG 40,000 to Capacity = 500 cylinders or 520 sqm The major concern forGodown/GasGodown 50,000 8000 kg of LPG 26m x20 its storage andकर (26m x 20m) distribution is theArea (inclusive of guard location, which shaltroom) 
be away from the
residential areas and

shall have open

spaces all around as

per the Explosive

Rules.
4. Milk Distribution 5000 Areas inclusive of service 750sqm ला



3. Amendments to URDPFI Guidelines 2074:- Necessary provisions for EV Charging have
been incorporated at Sr. No. 4 and Sr. No. 3 of table 8.57. The revised table will be as
under:

Table 8.57 =*Norms for Distribution Services":

District centres

Community

Centres (Only

Filling Station)

|

Residential &
Zonet Use
‘one in Urban

Areas

Along National

and State

Highways

Villages identified

Freight Complex

Proposed major

toads

Police/security

forces services

las growth centres

Station cum workshop

iv. Filling station only

for two and three

wheelers

| ४. Public Charging
Station (PCS)

(minimum

requirement as per

MoP guidelines)

| vi. FOB CS

| ज ८05

4 CHAdeMO

vil. Battery Swapping

48m x 45m

Min. 43.5m x

_ §.5m
:

Min. 500 x 7m

Earmarking area

fey teg 0} 
id rq Of fey “OF

pe oi eq

Petrol/Diesel filling/EV सा: and service centre
Permitted in: | i. Only filing station 7 30mx 7m _|Shail not be

a 

located on road‘Central District 
having Right of

| Sub central 
ii, Filling cum service | 36m x 30m Way less than

district | | station 30m.

| lit. Filling cum service | 45 x 36m Special cases in
old city areas may

be considered

based on the

approval by

statutory

authorities.

Shall be approved

by the explosive/

fire department

Charging station

and all equipment

layout with

respect te nearest

dispensing unit

(DUVfuel tank to

be as per PESO

rules.

Equipped with

CCE and LCC, as

required in

Developed District

Parks)

Along National and

State Highways

Villages identified

as growth centres

Freight Complex

Proposed major

roads

WC.)

(for captive use 
Station (optional) for “battery seein of

lonly) (MPD, pg fitting Bos
25) 

कि

Optional addition to.

PCS bythe SP
_ Compressed Natural Gas (CNG)filling centre
Permitted in: j | CNG mother station 4080 sqm Shall not be

(Including building located on roadAll use zones i ; component - control (36m x 30m) having Right of
(except in Regional | | room/office/dispensing Way less thanParks and | | room/store, pantry and 30m.

Shail be approved

by the explosive/

fire department



डा. ०. Categary: Population
Served per unit

_ Land Area requirement

‘Area required

Other controts:

Type of Facility

| 3. | meee" Eaters” aes Public Charging Stations (PCS)
A Public Charging (Every 25 * se both PCS with charger ratio [Additional area [Equipped with

Stations isides along the (minimum as per total CCE and LCC, as

ithighways/roads requirements of PCS, [parking capacity may be required

as per MoP} - at the for fast charging.

4 FC forevery 70 EVs (Restaurants

4 SC forevery3 EVs /Eateries.

8 iFast Charging Every 00 Kms, both At least 2 chargers Min. i5mx 7m = |May be coupled

facility / FCB CS sides along the 4ccc —, _ eee the PCS at

(for Long highways/roads 4 CHAdeMO type item A above,

Distance & Heavy {min 700KW each) with CCE and

a EVs) : LOC.

C Battery Swapping Optional provisions |Standatone Min May be coupied

Station as per MoP - 5.5m x 2.75m — with PCS at

Guidelines. Provided along with A or FCB CS at
FBC charging Stations item B above.

4 LPG Go down 40,000 to 50.000 Capacity = 500 cylinders The major concern

Gas Go down jor 8000 kg of LPG for its storage and
distribution is the

Area (inclusive of guard 520 sqm location, which shait

room) (26m x 20m) be away from the
residential areas and

shall have open

spaces all around as

per the Explosive

Rules

5 |Milk Distribution 5000 ‘Areas inclusive of service |50 sqm fo
area

* & detailed explanation is given at Appendix 'P’ ~ “Explanatory Note on EVCI" and Appendix ‘Q’ —

"Guidelines issued by Ministry of Power on EVCI, dated १4.42.20487 (in Volume HA & IIB).

Notes:

separately.

Large petroi/diesel storage centers to be located outside city limits.

Super Kerosene Oil/Light Diesel Oil storage for industrial uses shall be given

To be organized by a service provider for connection and metering, available 24x7for

all users.

Provision of FCB CS & BS shall not be mandatory, and will be at the discretion of the

service provider.

Size recommended for FCB CS is subject to variance as per technical specifications

of the SP.

Fuel filling stations (including COCO outlets) shall conform to specifications and

safety norms as per the amendment in Petroleum Rules or, PESO Act and obtain

clearances as maybe necessary from the ‘Competent Authority ‘, for adding PCS to

Retail outlets/ Fuel filling stations.

For Standalone PCS:

The ratio of provision of charging points (FC/SC) with respect to total parking

capacity will be considered for only 20% (i.e. 20% of total parking capacity will be

considered EVs & ratio will be applied on them)

Land allocation is preferably fo be contiguous/in close proximity to commercial land

of the Mid-way Restaurant.

“General Conditions of Siting” of Standalone PCS shall follow clause 4.7-4.4 of

हरि 2 (latest revision) except for the distance between stations which shall be as

per the Guidelines issued by MoP, dated Dec, 2078,



. Abbreviations used:

2Ws - Two wheelers

3Ws - Three wheelers

4ws - Four wheelers / PV(cars)

PVs - Passenger Vehicles

CVs - Commercial Vehicles

EV - Electric Vehicle

sc - Slow Charger / Slow Charging (AC)

FC - Fast Charger / Fast Charging (DC and a few AC ones)

BS - Battery Swap

PCS - Public Charging Stations

URDPFI = - Urban and Regional Development Plans Formulation and implementation

Guidelines, 204

CCS - Combined Charging System

CHAdeMO - A DC Fast charging standard

FCBCS _ - Fluid Cooled Battery Charging Station

CCE - Climate Control Equipment

Loc - Liquid Cooled Cables

NSP - Network Service Provider (information network)

SP - Service Provider

XXX



Appendix नि
(URDPI Guidelines Vol HA and I! B)

Explanatory Note

on

Electric Vehicle Charging Infrastructure

(For URDPFI Guidelines 2044)

Town and Country Planning Organization

Ministry of Housing and Urban Affairs

Government of India

February, 2079
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‘ Abbreviations:

UNFCC

IPCC

GHG

2Ws

3Ws

4Ws

PVs

CVs

EV

EVSE

sc

FC

BS

PCS

PC!

Private Cl

MBBL

URDPF!

NSP

SP

United Nations Framework Convention on Climate Change

Intergovernmental Panel on Climate Change

Green House Gases

Two wheelers

Three wheelers

Four wheelers / PV(cars)

Passenger Vehicles

Commercial Vehicles

Electric Vehicle

Electric Vehicle Supply Equipment

Slow Charger / Slow Charging (AC)

Fast Charger / Fast Charging (DC and a few AC ones)

Battery Swap

Public Charging Stations

Public Charging Infrastructure

Private Charging Infrastructure

Model Building Bye-Laws, 206

Urban and Regional Development Plans Formulation and

Implementation Guidelines, 2074

Network Service Provider (information network)

Service Provider
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Rapid urbanization coupled with adoption of mechanized transportation modes

has resulted in high emissions of Green House Gases that goes on to impact Global

warming. Uniess, the global surface temperature rise is restricted to no more than 2°C

compared with pre-industrial levels, the IPCC has warned that the world will see

irreversible catastrophic climate change.

India being a signatory to the UNFCCC, has pledged for efforts to assess the

Greenhouse Gas Emissions (GHG) of anthropogenic origin and removal by sinks.

India's per capita emissions are still considered low at १.9 tonnes (2043), but its total

emissions are next only to China and the US and is likely to overtake those of the EU

by 2049.

While comparing the Indian cities for their emission scores, Delhi is on top as the

biggest emitter at over 38 38 million tonnes of carbon dioxide equivalent overall

emissions, followed by Greater Mumbai at 22.7 million tonnes and Chennai at 22.4

million tonnes, Kolkata at पथवि.छातापीणा tonnes, Bangalore at 49.8million tonnes,

Hyderabad at 43.7 million tonnes and Ahmedabad at 9million tonnes were the other

cities whose emissions for the year were calculated sector wise.

As per the statistics of Transport Department (GNCTD), total number of vehicles in

Delhi is more than the combined total vehicles in Mumbai, Chennai and Kolkata. Delhi

has 85 private cars per 000 population against the national average of 8 cars per

7000 population. In terms of CO2 emissions due to motor vehicles, Delhi emits about

2.4 million tonnes while the city of Bengaluru emits about 8.6 million tonnes.”

Therefore, addressing the quantum of emissions from the “Transport” and

“Domestic” sector emerges to be the high priority subjects under the overarching

umbrella of “Climate change mitigation” as committed to the UNFCC.

Encouraging “Electric Vehicles” as a viable option for phased transportation in

terms of short and long distance trips with appropriate “Charging Infrastructure” is

therefore, the pre-condition for this paradigm shift / phased migration to sustainable

transportation.

For this changes are required in Infrastructure provisions (at Regional and City

levels) and in Development Control Regulations (in terms of provisions therein) to

include the formulations of norms and standards for “Charging Infrastructure” in the

said Mater Plan Regulations and State Bye-Laws for adoption across the country

suiting local conditions.
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An EVSE is a wall mounted box that supplies electric energy for recharging of electric

vehicle batteries. Also EVSEs have a safety lock-out feature that does not allow current to flow

from the device until the plug is physically inserted into the car.

EVSEs can be customized with added features like:

« Authentication

« Integrated payment gateways

« Software for remote monitoring.

As electric vehicle charging technology continues to advance, several standards and

guidelines have become widely accepted across the industry. This section gives a brief

overview of charging infrastructure technology, standards, and terminology.

2.2 Different types of EVSE:

Charging speeds- Charging power, which determines the time required to charge a vehicle,

can vary by orders of magnitude across charge points, as shown in Table . A small household

outlet may charge as slowly as .2 kW, while the most advanced rapid charging stations can

charge at up to 350 kW. Charging infrastructure is broadly broken into three categories based

on speed: Level , Level 2, and direct current (DC) fast charging (sometimes referred to as

Level 3).

(Source: “Emerging Best Practices for Electric Vehicle Charging infrastructure”, Oct’ 2077)

Private Charging

Charging batteries of privately owned cars through domestic charging points. Billing is

mostly part of home/domestic metering.

AC "Slow" Charging:

The home private chargers are generally used with 230V/(5A single phase plug which can

deliver a maximum of up to about 2.5KW of power. The EVSE supplies AC current to the

vehicle’s onboard charger which in turn converts the AC power to DC allowing the

battery to be charged.

Public Charging

For charging outside the home premises, electric power needs to be billed and payment

needs to be collected. The power drawn by these chargers may need to be managed from

time to time.

BC “Fast” Charging:

DC current is sent to the electric car's battery directly via the charge port. FC chargers (usually

50 KW or more) can supply 700 or more kilometers of range per hour of charging. The fast
chargers would generally be used as a top-up, rather than fully charging vehicles. These are

important for cab companies and corporate users who have a fleet of electric cars.



“3. Options for EV Charging

There is an urgent need to offer flexible charging infrastructure for different vehicle

segments to drive adoption of EVs. Charging infrastructure is the most crucial enabler in the
entire EV value chain. The exploration of different charging models according to the local
conditions shall enable faster deployment of electric vehicles in the country.

EV share in all vehicles - It has been broadly projected that by the current rate of

adoption of EVs, about 75% of all vehicles in the country would be EVs by the year 2020.

Therefore, while assuming percentage composition of all proposed capacities in Public

facilities of vehicle holding capacity, the Metropolitan and ‘Tier वी cities will be assumed to have

a higher percentage share of EVs, say 20% for now. The charging infrastructure prescriptions

in all urban development guidelines shall, therefore. be in consonance with the said

percentage.

Power Load sanction to premises - While adding these Charging Infrastructures to

the proposed set of building types of the Indian cities, enhanced Power Load shall have to

be_ had for each such building type by the Power DISCOMs, commensurate to the total

additional power requirement of simultaneous operation of all the prescribed charging points

in the premise. With further advancement of charging technologies and the enhanced capacity

of chargers to draw more power, it is advised that the load capacity assigned to each premise

should be kept with a safety factor of 7.28 with a long-term vision of 30 years.

ehicle type Slow Charging Fast Charging. घर: Public Ch

2 Wheelers ¥ N re Siimited

3 Wheelers Y N Yes/Limited

PVs (Cars) Y Y Yes

PVs (Buses) N Y Yes

feTable 2: Charging options EV ty

Vehicle type {Private Cl Public CS |Predominant place of charging

2 Wheelers Sc/BS sc Point of residence / Work

3 Wheelers SC/BS SC/BS Residence / Parking stations

PVs (Cars) SC/BS FC Residence / Point of work / other public places

PVs (Buses) Po | FC/BS Bus Terminais/Depots

Note:

2 The aption of Battery Swapping (BS) for privately owned 2Ws and PV(Cars) is limited to Private Ci.

For 3 Ws the BS is proposed to be made available in PCS, for faster recharge expenence only

For PV (Buses), Captive Fast charging infrastructure for 700% intemal use for fleets may be adopted by

privately owned Depots/Garages.

Based on the above stated EV charging technologies available and the current trend of

evolving technologies of faster charging experience, the Ministry of Power has issued

Guidelines and Standards for setting up Charging Infrastructure for Electric Vehicles

[Ministry of Power (MoP) Guidelines dated पविप2,2078 for charging infrastructure to be

installed at every Public Charging Station (PCS).‘Connectivity regulations and Safety norms’

shall be defined by respective authorities such as Central Electric Authority/MoP for grid

access to such PCS / any other charging station/infrastructure.

-6-



Any installed PCS shall have one or more electric kiosk/boards with installation of all

charger models as prescribed in the Guidelines and Standards notified by Ministry of

Power (MoP), dated वि December 2078 for “Charging infrastructure for EVs” (at

Annexure Il), with other necessary arrangements as deemed necessary.

Public Charging Station service providers shall be free to create charging hubs and to install

additional number of kiosk/chargers in addition to the minimum chargers prescribed vide the

MoP Guidelines, including options for installation of additional chargers, if required.

Note:

« Minimum intrastructure requirements do not apply to Private Charging Points meant

for self-use of individual EV owners (non-commercial basis).

e Captive charging infrastructure for 400% internal use for a company’s own fleet will

not be required to install all type of chargers and to have NSP tie ups.

In accordance with the Guidelines issued by the Ministry of Power, following minimum

standards with regard to density of / distance between PCS in regional level facilities shall be

followed as and regulated by the URDPF! Guidelines-

\. Along Highways and inter-city corridors:

e Atevery 25 Kms on both sides of highways/roads, at least iPCS is to be set

up.

e At every 00 Kms on both sides of highways/roads, at least नि8ी

Charging/FCB Charging Station as per specifications. (may be coupled with

PCS)

» Standalone Battery Swapping Stations may be added with the PCS.

t Nd In Regional level Industrial SEZs / other Industrial Parks/Estates

* Land for at least PCS is to be reserved within a grid of 0 Km x १0 Km of the

designated industrial area/park/estates.
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Government of India

Ministry of Power

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,

New Delhi, the 24" December, उ85

\. The Secretaries of all the Ministries‘Departinents of Government of India.

The Chiet Secretaries of the States/UTS.

Sub: Charging infrastructure for Electric Vehicles ~ Guidelines and Standards “reg.

Sir/Madam,

Government of India have undertaken maltiple initiatives to promote manufacturing

and adoption of electric vebictes in India. With support of the Government, electric vehicles
have started penetrating in the Indian market, However, availability of adequate Charging

Infrastructure is one of the key requirements for accelerated adoption of electric vehicles in

india. lt is proposed to encourage this by laying down an enabling frarnework.

Objectives

° To enable faster adoption of cleciie vehicles in India by ensuring safe. retiable.

accessible and affordable Charging Infrastructure and eco-system

* To promote affordable tiff chargeable from EV owners and Charging Station

Operators/Owners

* ‘To generate employmenvincome opportunities for small entrepreneurs

* To proactively support creation of EV Charging Infrastructure in the initial phase and

eventually create market for UV Charging business

¢ To encourage preparedness of Electrical Distribution System to adopt EV Charging

Infrastructure.

in light of the above, it has been decided as follows:

|, Private charging at residences / offices shall be permitted. DISCOMs may facilnate

the same.

Setting up of Public Charging Stations (PCS) shall be a de-ficensed activity and any

individualentity is free ta set up publie charging stations, provided that, such

stations meet the technical as well ag pertormance standards and protocols laid down

below as well as any further norms/standards/specifications laid down by Ministry

of Power and Central Electricity Authority from time to time.

vy
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Any person seeking to set up a Public Charging Station may apply far connectivity

and he shall be provided connectivity on priority by the Distribution Company

licensee to supply power in the area.

Any Charging Station’ Chain of Charging Stations may also ubtain eleeizieity fom

any generation company through open access.

Public Charging Infrastructure (PCD)- Minimam Requirements:
Every Public Charging Station (PCS: shall have the following minimum

infrastructure:

i An exclusive transformer with all related substation equipment including

safety appliance.

Ho उठे RV linevcables with associated equipment including as needed for Hine

termination/metering ote.

ii, Appropriate civil works.

iv, Adequate space for Charging and entry’exi: of vehicles.

v. Current imerrational standards that are prevalent and used by most vehicle

manufieturers internationally are CCS and CHadeMO. Henee. Public

Charging Stations shall bave, one or imore electric kiosk/boards with

installation ofall the charger models as follows:

A
; ' No. af Charging |

. a ee द कर Rated | Poinis/No. of ;Charger Type Charger Conneetors © Voltage (V) | Conneetar guns |

पृ | i कफ ; Pi eG

| Fast उनका «OCG
| :

: 380-480 CG

/ Slow/Moderate : ee
| Bharat नए (व kW) : 230

| 3B RW euch

Jon, any ot

Ot

low/moderate charger as per approved BIS standards

The kiosk board may have options for imstallation of additional chargers if

required.

vii. The Public Charging Station Providers are free to create Charging Hubs and to

install additional number of Kiosk/Chargers in addition w the minimum

number af chargers prescribed abave.

viii, पट up with at least one online Network Service Providers (NSPs} to enable

advance remote‘oniine booking of charging slots by EV owners. Such outline

information to EV awners should also include information regarding location.

types and numbers of chargers mstalled/availableete.

ix, Share charging siation data with appropriate DISCOM and te mainiam

appropriate protocols as prescribed by such DISCOM for this purpose. CEA

shall have access tu this database.

x. Appropriate public amenities

a
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si, Where, in addition to the above, fast charging facility is also planned to be

provided at the PCS by the PC] provider, the following additional

infrastructure must be provided:

a. Appropriate Liquid Cooled cables if High Speed Charging Vacilin for

onboard charging of Fluid Cooled Batteries (FCBs} is alse planned.

b. Appropriate Climate Control Equipment for Fast Charging of Batteries to

be used for swapping (i.e. not onboard)

Every Public Charging Station (PCS) shall be operational only afier Inspection and

clearance as communicated by a suitable clearance certificate. by the concerned

electrical inspectors‘technical personnel designated specifically by the respective

DISCOM for this purpose. DISCOMs may alse empanel one or more third party

authorized technical agencies for this purpose.

Electrie Vehiele Service Equipment (EVSE) shall be type tested by an appropriate

reputed authority.

The above minimum infrastructure requirements do not apply to Private Charging

Points meant for self-use of individual EY owners (non-commercial basis).

Captive charging infrastructure for [00% internal use for a company’s owneleased

fleet for is own use will net be required to install all type of chargers and to have

NSP tie ups.

Public Charging Station can also have the option to add Standalone battery sw upping

facilities in addition to the above mandatory lacilities. provided space,other

conditions permit,

Public charging Infrastructure (PCI) for long distanee EVs and/or

heavy duty EVs:

Public charging stations for long distance EVs and/or heavy duty EVs (ike tracks,

busses etc.) shall have the following minimum requirements:

i At feast two chargers of minimum 00 kW (with 200-000 V) each of

different specification (CCS & Chademo) and with single connector gun each

in addition te the miniinum charging infrastructure requirements as mandated

for Public Charging Stations in para 3,

ii. Appropriate Liquid Cooled Cables for high speed charging facility for onboard

harging of Fluid Cooled Batteries (currently available in some long rang:

EVs}.

iil, In addition to 4.4 (ii and Ui} above, the Fast Charging Stations (FCS) tor Long

Distance EVs and‘or Heavy Duty EVs may also have the option of swapping

facilities for batteries for meeting the charging requirements as per para 3 and

para व. (ati) above. It is notable that Fluid Ceoled Batteries (FCBs) are

generally necessary for Fast Charging / Long Distance use of EVs and/or for

Heavy Duty Vehicles like buses/trucks ete. PCBs will have higher charging

rate and longer life.

Such Fast Charging Stations (PCS)which are meant only for ]00% in housescaptive

utilisation. for example buses of a company. would be free to decide the charging

specifications as per requirement for its in- house company
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Location of Public Charging Stations:

In case of Public Charging Stations. the following minimum requirements are laid
down with regard to density “distance between two charaing points
i. Atleast one Charging Station should be available in a grid of ] Km X Km

Further, one Charging Station be set up al every 23 Kin on both sides of
bighwin-s4vads

i. For long range EVs dike long range SUVs} and heayy duty like
buses‘trucks etc. there should be at least one Fast C harging Station with
Charging Infrastructtive Specifications as per parad, | at every }00 Kms, one on
cach side of the highway s‘road located preferably withinvalonaside the stations
Jaid in para3 above. Within cites. such charging facilities for heavy dutw EVs

ali be located within Transport Nagars, bus depots. Moreover, swapping
facilities are also not mandatory within cities for Buses/trucks

Additional public charging stations shall be set up In any area only after meeting the
above requirements

The above densitydistance requirements shall be used by the concemed state’U'l
Governmentstheir Agencies for the nwin purposes of arrangement of land in anv

manner for public charging stations as well as for priority in instalation of

distribution network including transform eeders cte. This shall he done in all
cases including where no central/state subsidy is provided

The appropriate Governments (Central/State’UTs) mav also give priority to existing
retail outlets (ROs) of Oil Marketing Companies (OMCs) for installation of Public

EV Charging Stations (in compliance with salety norms including ‘firewalls’ etc.) to

meet the requirements as laid above. Further, within such ROs, Company Owned

and Company Operated (COCO) ROs may be given higher preference.

Any deviation from above nerms shall be admissible only after specific epproval of

State Nodal Ageney in consultation with the Central Nodal Agency.

3

Database of Public EV Charging Stations:

Cental Elecwicity Authoriin (CLA) shall create and maintain a national ontine

databuse of all the Public Charging Stations through DISCOMs. Appropriate

protocols shall be notified by DISCOMs for this purpose whieh shall be mandatorily

complied by the PCS/BCS. This database shall have restricted access as finalised

between CEA and Ministry of Power.

Tariff for supply of electricity to EV Public Charging Stations:

The tariff for supply of electricity to EV Public Charging Station shall be determined

by the appropriate conmmission, provided however that the tariff shall aot he more

than the average cost of supply plus I5 (iifleen) percent

The tariff applicable for domestic consumption shall be applicable for domestic

charging,

Serviee charges at PCS/BCS:

Charging of EVs is a service as already clarified by Ministry of Power vide Jener

No. 23/08/20I8-R&R dated वतन, 2] Yn

. re ad é tc —
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The State Nodal Agency shall fix the eciling of the Service Charges to be charged by

the Public Charging Stations.

Priority for Rollout of EV Publie Charging Infrastructure:

After extensive consultations with State Governments and — different

DepartmenvAgencies of Cenwal Goverment. phasing as follows are laid down as

national priority for rollout of EV Public Charging Intastructure:

Phase वे [जे Years):

All Mega Cines with population of 4 milfion plus as per census 207 4. all existing

expressways Connected to these Mega Cities & important [Highways connected with

each of these Muga Cities shall be taken up for coverage. A list of these Mega Cities

and existing connected expressways is attached at Annexure J.

Please Lf (3-5 Years):

Big cities like State Capitals, UT headquarters shall be covered for distributed and

demonstrative effect. Further, important Highways connected with cach of these

Mega Cities shail be taken up for coverage.

The above priorities for phasing of rollout shall be kept in mind by all concerned.

including. different agencies of Central/State Governments while framing of further

policies‘guidelines for Public Charging Infrastructure of EVs. including for declaring

further incentives‘subsidies for such infrastructure and for such other purposes.

implementation Mechanism for Rollout:

Ministry of Power shall designate a Central Nodal Agency for the rollout. All

relevant agencies including Central electricity Authority (CEA} shall provide

necessary support to this nodal agency

Every State Government shall nominate a Nedal Agency for that State for setting up

charging infrastructure. The State DISCOM shall generally be the Nodal Agency for

such purposes. However. State Government shal! be free to select a Centralit ie
Public Sector Undertaking (PSU) including Urban Local Bodies (UL Ds}. Urban/Area

Development Authorities etc. ay its Nodal Agency.

Selection of Implementation Agency for Rollout:

‘The Centeal Nodal Agency shall finalize the cities and expressways/highways to be

finally taken up from the above phasing. in cansultation with the respective State

Governments.

An Implementation Agency shall be selected by the respective State Nodal Agency

and shall be entrusted with responsibility of installation, operation and maintenance

of PCS/FCS/BCS/BSE for designated period as per parameters laid down im this

document and as entrusted by the concerned Nodal Agency. The Implementauion

Ageney can be an Aggregator as mutually decided henween Central and State Nodal

Agencies, However. they can also decide to choose different PCS/VCS providers for

bundled packages or for individual locations as mutually decided. Further,

whenever bundled packages are carved for bidding, such packages shall necessarily

include atleast one identilied expresswayshighway or part thereof # prepare 2

an 5



cohesive regional package: the selected identified cities may be divided into one or

more parts as neeessary for such purposes.

His Where fmplementing Ageticy is selected by bidding. all bidding shall be conducted

by the Sue Nodal Agenes

Lid There shail be an upper cup on the Service Charges declared by the State Nodal

Ageney as per para 8.2 above. Subsidy. if admissible fiom Central/State

governments. shall be suitably factored in such calculations of Upper Cap’Bid

Variable,

This issues with the upproval of Hon’ble Minister of State इ for Power and New &

Renewable Energy. 
wa

ce AN
Shoal व ड _

{Anoop Singh Bisbt)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel:23766236

Emaikanoopsingh. bisht@nic.in

Copy to:

Prime Ministers Office/Cabinet Secretariat.

2. CEO. NITE Aayor “7

3. The Seeretaries of the CERC.Statwe Commissions JER oa
~ ; ce

( Anoop'Singh Bisht)
Under Secretary to the Gavt. of India

Fel:23766236

Emaikanoopsing. bisht@nic.in
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Copy for information to:

Ry Aa De
PS to Mos (IC) for Power and NRE

PPS to Secretary (Power

PPS to Addl Secretary (SNS)

PPS to Joint Seeretary (Thermal), MoP

PPS to Director MPP), MaP

Vi
f

||

(Anoup Singh Bisht)
Under Secretary to the Govt, of India

Yeh:23766236

Email:anoopsingh bishtanic.in


